शामन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 
सी . ओ./ रायपुर 17/2002. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सम्पमा जापत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


-- 


क्रमांक 17 . 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2004 - वैशाख 3, शक 1926 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं . 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, ( 6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट , 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम,, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम. 


- 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 17 मार्च 2004 


क्रमांक 182/ 2004/1-8/ स्था.- श्री के. के . वाजपेयी, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-3-2004 
से 29-3-2004 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . अवकाश से लौटने पर श्री के. के. वाजपेयी, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन को सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया 
जाता है . 
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संन क, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2004 . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 


[ भाग 1 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 


अवकाश अवधि में श्री वाजपेयी का कार्य श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव , छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के 
साथ - साथ सम्पादित करेंगी. 


. 


5 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री के . के. वाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 
के पद पर कार्य करते रहते. 


+ 


रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2004 


क्रमांक 184/ 2004/1-8/ स्था.- श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 29-5-2003 से 20 
6-2003 तक 23 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 9-1-2004 से 16-1-2004 तक 8 दिन तथा दिनांक 5-2-2004 से 11-2-2004 
तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री आर . सी . गुप्ता , अवर सचिव, छ. ग. शासन को ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी . गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर 
कार्य करते रहते. 


रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2004 


क्रमांक 187 / 2004/ 1-8/स्था.- श्री जी . आर. मालवीय, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 5-3-2004 से 
19-3-2004 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , तथा दिनांक 20 एवं 21 मार्च, 04 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने 
की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर . मालवीय, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन को ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया 
जाता है . 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के 
पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

चन्द्रहास बेहार, सचिव , 


भाग 1 ] 
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- 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2004 


क्रमांक 2103 / डी -851 /21 - ब/ छ.ग./ 04.- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 167 ( 2 ए) सहपठित धारा 
20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कार्यरत कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को मात्र 
दिनांक 4 अप्रैल, 2004 हेतु ( मात्र एक दिवस हेतु ) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है. तद्नुसार छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थानीय 
अधिकारिता के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दिनांक 4 अप्रैल, 2004 हेतु ( एक दिवस हेतु ) रिमाण्ड आदि के आवश्यक कर्तव्य 
पालन हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते हैं . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . सी . बाजपेयी , 


प्रमुख सचिव . 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 23 मार्च 2004 


क्रमांक एफ 21-03/ 2004/नौ / 55. - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( क्रमांक 23, सन् 1940 ) के अधीन बनाये गये 
औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2 के खण्ड ( ङ ङ ) के उपखण्ड ( तीन ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , 
राज्य सरकार , एतद्वारा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक , यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 के अधीन पंजीकृत बैचलर ऑफ 
आयुर्वेद विथ मॉडर्न मेडिसीन एण्ड सर्जरी ( इंटीग्रेटेड बी.ए.एम.एस. ) उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक 
मेडिसीन नाम से जाना जाता है, से उपचार के लिये, उस सीमा तक , जितना कि उन्होंने माडर्न मेडिसीन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उपचार 
के लिये अधिकृत घोषित करती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आलोक शुक्ला , सचिव . 


रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2004 


क्रमांक एफ 21-03 /20C4/ नौ / 55.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आलोक शुक्ला, सचिव . 
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[ भाग 1 


- 


Raipur, the 23rd March 2004 


No. F 21-03/2004/IX /55. — In exercise of the powers conferrcd by sub - clause (III) of Clause (ce ) of Rule 2 of 
the Drugs & Cosmetic Rule, 1945 made under the provision of Drugs & Cosmetic Act, 1940 (No. 23 of 1940 ), the 
State Government hereby declares the Bachelor of Ayurved with Modern Medicine and Surgery (Integrated B.A.M.S.) 
degree holder , Ayurvedic practioners registered under the Chhattisgarh Ayurved , Unani & Prakritic Chikitsa Vyavsayco 
Adhiniyam, 1970 to practice the Modern system of Medicine, which is known as Allopathic Medicine . to the extent 
of training received by them in Modern Medicine . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

ALOK SHUKLA, Secretary . 


रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2004 


क्रमांक एफ 15-138/ 2072 / नौ / 17. - राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2004 , जिसके 
द्वारा डा . आर. आर . तिवारी उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ. ग. रायपुर को छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद का अतिरिक्त 
कार्यभार सौंपा गया है , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थगित करता है. तदनुसार डॉ . ए. कदीर , छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल के 
रजिस्ट्रार के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे.. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरूण कुमार ध्रुव , अवर सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जशपुर , दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/ अ -82 /2003-2004.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


बगीचा 


0.473 


चिडोरा 
प . ह. नं . 34 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर . 


मैनी नहर विस्तार योजना 
चिडोरा माइनर चैन क्र . 9 से 
14 तक के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


भाग 1 ] 
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जशपुर , दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 / अ -82/ 2003-2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


बगीचा 


01.535 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


पोंगरो 
प . ह . नं . 40 


संभाग , जशपुर . 


मैनी नहर विस्तार योजना 
चिडोरा माइनर चैन क्र . 51 से 
80 ( लमडांड माइनर -2 से ) 
के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 / अ-82 / 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


बगीचा 


2.808 


पोंगरो 
प . ह . नं . 40 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 

जशपुर . 


संभाग, 


मैनी नहर विस्तार योजना 
चिडोरा चैन क्र .0 से 84 तक 
के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


- 


। 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2004 


[ भाग 1 


जशपुर , दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/ अ-82/ 2003-2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कांसाबेल 


2.597 


कांसाबेल 
प . ह. नं . 39 


सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास 
जशपुर . 


शा . उच्च . मा . शाला कांसाबेल 
स्थित निजी भूमि का मुआवजा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 / अ -82 /2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जशपुर 


बगीचा 


5.260 


भादू 
प. ह . नं . १ 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


कवई व्यपवर्तन योजना के तहत 
नहर निर्माण हेतु. 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


।। 


। 


भाग 1 ] 
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जशपुर, दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 / अ -82 /2003-2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1).से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


Trx 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) . 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


बगीचा 


3.651 


कवई 
प. ह . नं . 2 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


कवई व्यपवर्तन योजना के तहत 
नहर निर्माण कार्य . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू- अर्जन अधिकारी बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 / अ -82/ 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


बगीचा 


0.303 . 


टटकेला 
प. ह. नं . 25 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 

जशपुर. 


संभाग, 


डोडकी आर बी. सी . नहर चैन 
क्र .464 से.474 तक के निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


२ 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 


[ भाग 1 


। 


जशपुर , दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 / अ-82/ 2003-2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के ख़ाने 1 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना है. राज् ! शारान यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अभिनयम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


सार्वजनिक गोना । 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) . 


जशपुर 


बगीचा 


9.513 


टांगरगांव 
प . ह . नं.40 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर . 


कांसाबेल व्यपवर्तन योजना के 
ग्राम टांगरगांव के उप शाखा 
के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/ अ -82/ 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची . 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


कांसाबेल 


1,395 


कांसाबेल 
प . ह . नं . 39 


अनुविभागीय अधिकारी जल 
संसाधन उप संभांग, जशपुर . 


कांसाबेल व्यप. योजना माइनर 
चैन क्र .0 से 55 तक के निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 
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जशपुर, दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/ अ -82 / 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वार्णत भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 
के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के ख़ाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


... जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


जशपुर 


बगीचा 


1.275 


डोडराही 
प. ह . नं . 27 


• अनुविभागीय अधिकारी जल 
संसाधन उप संभाग, जशपुर . 


बेलसुंगा तालाब . योजना के 
शाखा नहर के चैन क्र . 90 से . 
124 तक शाखा नहर के निर्माण 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी , बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर , दिनांक 3 फरवरी 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/ अ -82/ 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों 
के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


बगीचा 


6.396 


रनपुर 
प . ह . नं . 27 


अनुविभागीय अधिकारी जल 
संसाधन उप संभाग, जशपुर 


बेलसुंगा जलाशया योजना के 
चैन क्र . 45 से 134 तक मुख्य 
नहर के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, वगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 
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[ भाग 1 


जशपुर , दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 48 / अ-82/ 04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


* 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


जशपुर 


2.897 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


लोदाम 
प. ह. नं . 22 


संभाग, जशपुर. 


बालाझर व्यपवर्तन योजना के 
नहर निर्माण हेतु. 


. 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जशपुर , दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 49 / अ -82 /04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
ने खाने ( 6 ) में उसके सामने दियेगये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


है 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


10 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. ( 4 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


जशपुर 


3.324 


पैकू 
प . ह . नं . 19 


कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


नीमगांव जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 50/ अ -82 /04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची . 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभंग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुरः 


जशपुर 


3.722 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


सोगडा 
प. ह . नं . 14 


संभाग, जशपुर. 


सोगडा जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .. 


जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004 


- 


क्रमांक 51/ अ -82/04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


जशपुर 


0.619 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


जिलिंग 
प. ह . नं . 19 


संभाग , जशपुर. 


नीमगांव जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 


[ भाग 1 


जशपुर , दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 52 / अ-82 /04.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


: ( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


जशपुर 


4.216 


चडिया 
प . ह . 

नं . 
14 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 

जशपुर . 


सोगडा जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु . 


संभाग , 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 53/ अ -82/ 04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को ,उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


जशपुर 


1.806 


रातामाटी 
प, ह , नं . 19 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


नीमगांव जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 54/ अ -82 / 04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


जशपुर 


जशपुर 


2.695 


सोगडा 
प. ह . नं . 14 


सोगडा जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004 


क्रमांक 55 / अ-82/04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दियेगये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की 
सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


जशपुर 


0.471 


सन्ना सोनक्यारी पहुंच मार्ग. 


सोनक्यारी 
प . ह . नं.7 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग , जशपुर ( सेतु ) 


- 


भूमि का नक्शा भू - अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


- 
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[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2004 


क्रमांक क / भू - अर्जन /1 / 82 वर्ष 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


भाटापारा 


आलेसुर 


11.157 


उप - महाप्रबंधक पावर ग्रिड, 
दुर्ग.. 


400/220 के . व्ही. उप - केन्द्र 
स्थापित करने हेतु. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अमिताभ जैन , कलेक्टर एवं पदेन सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


महासमुंद , दिनांक 17 मार्च 2004 


क्रमांक 113/ भू - अर्जन / अ.वि.अ. / अ/ 82 / सन् 2002-2003 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 
महासमुन्द 


महासमुन्द 


मनबाय 


2.14 


कार्यपालन अभियंता कोडार 
परियोजना संभाग, महासमुन्द . 


कोटरीपानी जलाशय क्रमांक 2 
के मुख्य नहर निर्माण हेतु . 


प. ह . नं . 109 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 
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महासमुंद , दिनांक 17 मार्च 2004 


क्रमांक 114/ भू- अर्जन / अ.वि.अ.//82 / सन् 2002-2003.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन ; इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


महासमुन्द 


2.45 


कछारडीह 
प. ह . नं . 12 


कार्यपालन अभियंता कोडार 
परियोजना , संभाग, महासमुन्द. 


कछारडीह जलाशय के बायीं 
तट नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुंद , दिनांक 27 मार्च 2004 


क्रमांक 135 / भू - अर्जन / अ.वि.अ./14 - अ/ 82 / सन् 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


•- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


महासमुन्द 


महासमुन्द 


2.79 


भालुचुवा 
प . ह. नं . 109/56 


कार्यपालन अभियंता कोडार 
परियोजना संभाग, महासमुन्द. 


चंडी डोंगरी जलाशय योजना 
के डूबान क्षेत्र हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनोहर पाण्डे, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव . 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चाम्पा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /52.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 

उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


सपिया 


सिंघरा वितरक नहर ( पूरक ) 


1.350 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 53.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


0.040 


पुटेकेला उप शाखा नहर . 


किरारी 
प. ह . नं . 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5 , खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2004 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2004 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/54.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


- 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


0.117 


किरारी 
पं . हं . नं. 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5, खरसिया. 


गुडेराडीह माइनर नहर. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2004 


. 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /55. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


0.117 


किरारी 
प. ह . नं . 13 


किरारी माइनर हेतु . 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 56 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन : 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


टोहिलाडीह 


0.182 


सकरेली कला माइनर नं. 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
बांध संभाग क्रमांक -5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 28 फरवरी 2004 


IM 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /57. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


जाजंग 


0.592 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5 , खरसिया . 


बलाचुआ माइनर नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 
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जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /58.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सं 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगराग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


। 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


जाजंग 


2.506 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5, खरसिया. 


सकरेली माइनर नं. 1 नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


। 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 59. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगें. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


जाजंग 


1.226 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5, खरसिया. 


सकरेली माइनर नं . 2 नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/60. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम 
की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1) के उपबंध 
उसके संबंध में लागू होते हैं . 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


सक्ती 


जाजंग 


1.413 . 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक -5, खरसिया. 


सकरेली माइनर नं . 3 नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजनांदगांव , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


राजनांदगांव, दिनांक 6 अप्रैल 2004 


अतः 


क्रमांक 2454/ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


भूमि का वर्णन 
तहसील . नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


-- 


राजनांदगांव 


छुईखदान 


84.76 . 


गातापार 
प. ह . नं . 23 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान. 


गंजी गंजा जलाशय के अंतर्गत 
बांध पार डुबान एवं उलट हेतु . 


भूमि नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . एस .मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2004 


1309 


( 1 ) 


( 2 ) 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर - चाम्पा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


162 


0.097 


166/2 , 168 


0.032 


159/1 


0.065 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 31 जनवरी 2004 


15412 


0.016 


171 


0.008 


603,605 


0.077 


604/3 


0.069 


क्रमांक 40 / सा -1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 

अनुसूची 


493/1 


0.008 


604/4 


0.049 


431,500/ 1 


0.336 


604/2 


0.032 


632 , 633/1 


0.040 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चाम्पा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - अरजुनी, प. ह. नं. 10 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.594 हेक्टेयर 


595 


0.020 


588 


0.032 


592 


0.024 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


590 


0.012 


( 1 ) 


589 


0.012 


586 


0.134 


0.016 


109 , 110 
169 , 170 


0.194 


585 


0.036 


112/1 


0.032 


500/2 


0.065 


118 


0.166 


493/3 


0.073 


117/5 


0.012 


0.279 


500/3 


0.024 


119/1 
599/1 


0.008 


499 


0.008 


147 


0.105 


148 


0.012 


योग 


2.594 


152,155, 153/1, 156 


0.121 


146/2 


0.024 


163/2 


0.077 


( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - अरजुनी सव 

माइनर नहर निर्माण हेतु. 


163/3 


0.049 


157/1 


0.008 


157/2 


0.024 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


159/2 


0.032 


160/1, 161/1 


0.057 


158/1 


0.032 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

निधि छिब्बर , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


591 


0.077 
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[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2004 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 23 मार्च 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 / अ -82 / 2003-2004. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 
( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 

अनुसूची 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 / अ-82/2003-2004 . ~ चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 
( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोज़न के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ ( छ. ग. ) 
( ख ) तहसील - धरमजयगढ़ 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुम्हीचुंवा, प. ह. नं. 07 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.440 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ ( छ. ग. ) 
( ख ) तहसील - धरमजयगढ़ 
( ग ) नगर / ग्राम - बैरागी, प. ह. नं . 07 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.949 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


32 


0.084 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


27 


( 1 ) 


0.128 


54/1 


0.046 


114 


0.034 


260 


0.048 


214/2 


0.102 


219 


0.032 


225 


0.042 


246/2 


0.040 


258 


0.048 


2/1 
34 
86/1 

20 
74/1 
74/2 
2/2 
35/2 
16 
87/3 
82/2 
78/2. 

11 
15/1 
18/3 
82/01 
84 


0.024 
0.008 
0.104 
0.092 
0.116 
0.064 
0.064 
0.008 
0.064 
0.039 . 
0.008 
0.032 
0.104 
0.102 
0.018 
0.098 
0.004 


26114 


0.124 


319/1 


0.098 


318 


0.070 


: 315/1 


0.040 


340 


0.078 . 


227 


0.102 


35 


0.112 


54/2 


0.046 


योग 


17 


0.949 


315/1 


0.028 


126 


0.058 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - सलखेता 

जलाशय के मुख्य नहर बाबत अधिग्रहित भूमि , 


214/3 


0.008 


220 


0.104 


226/2 


0.010 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राज. धरमजयगढ़ 

के कार्यालय में देखा जा सकता है , 


246/1 


0.050 
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( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


256 


0.056 


261/5 


0.034 


219/2 


0.012 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ ( छ. ग. ) 
( ख ) तहसील - धरमजयगढ़ 
( ग ) नगर / ग्राम - गिदकालो, प. ह . नं . 07 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.110 हेक्टेयर 


317 


0.096 


315/3 


0.038 


422/2 


0.012 


खसरा नम्बर 


36 


0.042 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


564 


0.068 


( 1 ) 


216/1 


0.004 


101 


0.036 


116 


0.074 


71 


0.004 


214/1 


0.024 


99 


0.012 


215 


0.032 


313 


0.072 


224 


0.048 


102/6 


0.004 


226/3 


0.032 


179 


0.040 


246/6 


0.044 


182 


0.058 


267/1 


0.004 


261/3 


0.112 


192/1 


0.040 


320/1 


0.012 


268/2 


0.032 


220/2 


0.044 


273 


0.074 


Home 


315/2 


0.036 


310/2 , 312. 


0.048 


339/2 


0.008 


73/2 


0.020 


333 


0.044 


341 


0.016 


266 


0.048 


योग 


317 


0.072 


36 


2.440 


100 


0.196 


178 


0.024 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - सलखेता 
जलाशय 

के मुख्य नहर बाबत अधिग्रहित भूमि . 


96 


0.008 


190/2 


0.012 


194/1 , 195/2 


0.004 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राज. धरमजयगढ़ 

के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


270 


0.042 


181/24 


0.008 


316 


0.004 


रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2004 


72/1 


0.036 


90/1 


0.204 


102/7 


69 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 / अ -82 / 2003-2004.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1984 
( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 


0.032 
0.032 
0.032 


180/30 


185/1 


0.044 


187/2 


0.088 


190/3 


0.012 


268/1 


0.032. 
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1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


181/17 


0.008 


· 181/25 


0.038 


311 


0.056 


70 


0.024 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - डौंडीलोहारा 
( ग ) नगर/ ग्राम - सुरेगांव, प. ह. नं. 14 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.26 एकड़ 
खसरा नम्बर 
नम्बर 

रकबा 

( एकड़ में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 


95/1 , 


98/1 


0.064 


180 


0.016 


89 


190/1 


0.056 
0.012 
0.092 


189 


192/2 , 193/1 


0.092 


602 


0.64 


191 


0.032 


604 


0.01 


310/1 


0.124 


295 


0.02 


312/2 


1077 


0.02 


181/18 


0.038 


301 


0.17 


268/3 


0.032 


239 


0.04 


222 


0.92 


योग 


47 


2.110 


603/2 


0.12 


1074/1 


0.23 


597 


0.34 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - सलखेता 

जलाशय के मुख्य नहर बाबत अधिग्रहित भूमि. 


0.08 


319 
300/2 
196 


0.08 


0.29 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राज. धरमजय 

गढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


302 


0.20 


238 


0.13 


103/1 


0.16 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव , 


159 


0.29 


131 


0.02 


133 


0.08 


145 


0.18 


216 


0.02 


237 


0.01 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं पदेन 

उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग 


73 


0.14 


340/2 


0.12 


299 


0.06 


. 


रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2003 


310 


0.07 


296/1 


0.62 


606/ 


0.40 


218 


0.51 


1108 


0.52 


क्र . 212 / अ -82 / सन् . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया । 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है : 


99 


0.36 
0.16 


341 


- 


भाग 1 ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


103/2 


0.24 


336 


0.27 


333 


0.76 


598 


0.31 


242 


0.26 


146 


0.12 


315 


.0.22 


91 


0.25 


340/1 


0.14 


175 


0.04 


104 


0.11 


1107 


0.31 


111 


0.06 


214 


0.01 


332 


1.11 


331 


0.01 


314 


0.11 


290 


0.20 


102 


0.04 


1076/1 


0.10 


72 


0.14 


1076/2 


0.10 


215 


0.39 


160/5 


0.30 


338 


0.25 


309 


0.01 


1111 


0.06 


158 


0.31 


337 


0.15 


1 


0.10 


योग 


17.26 


300/1 
180/4 


0.64 


.318 


0.10 


70 


0.75 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत झिटिया वितरिका एवं सूरेगांव लघु 
नहर क्र . 3 एवं 5 के नहर निर्माण हेतु. 


93/1 


0.46 


151 


0.26 


298 


0.41 


(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , 

( राजस्व ) , डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


155 


0.18 


132 


0.08 


143 


0.16 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जवाहर श्रीवास्तच , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


69 


0.58 


144 


0.15 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, रिटर्निंग आफिसर एवं रजिस्ट्रार , छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल रायपुर ( छ. ग. ) 


रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2004 


क्रमांक / छ.ग./फार्मा./2004 / 376. - कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के अधिसूचना क्रमांक 332 दिनांक 29-3-2004 के 
तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खंड ( ए ) के अधीन 06 ( छ :) सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 
के पश्चात् वैध पाये गये नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है : 


1... श्री हरजीत सिंह हूरा, रायपुर 


.. 
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[ भाग 1 


-- 


2 . 


3 . 


4 . 


. 


6 . 


श्री गणेश प्रसाद देवांगन , बस्तर 
श्री मोह. अतीक अहमद, दुर्ग 

श्री अमरेश जैन , दुर्ग 
5. श्री अनिल चन्दानी , जांजगीर 

श्री कमल चन्द्राकर, रायपुर 
श्री किशोर जादवानी, रायपुर 

चित्रा चन्द्राकर, दुर्ग 
9. कु . उर्मिला ताम्रकार, दुर्ग 

श्री ए. रामा राव, दुर्ग 
श्री राजीव अग्रवाल , दुर्ग 
श्री हेमन्त राठी, महासमुंद 


7 . 


8 . 


10 . 


11 . 


12. 


. 


. 


रायपुर , दिनांक 9 अप्रैल 2004 


1 . 


क्रमांक / सी . जी./ फार्मा./ 2004/ 380. - कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के अधिसूचना क्रमांक 332 दिनांक 29-3-2004 के 
तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खंड ( ए ) के अधीन 06 ( छ :) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. दिनांक 06-04-2004 
को नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात् 12 नामनिर्देशन पत्र वैध पाये गये. नामनिर्देशन वापसी की नियत तिथि 08-04-2004 को किसी 
भी उम्मीदवार के द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया. अतः जिन 12 उम्मीदवारों के बीच फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खण्ड 
( ए ) के अधीन निर्वाचन किया जाना है उनके नाम निम्नानुसार है : 

ए . रामा राव 
2 . अमरेश जैन 
3 . अनिल चन्दानी 

चित्रा चन्द्राकर 

गणेश प्रसाद देवांगन 
6. हरजीत सिंह हूरा 
7. हेमन्त राठी 
8 . 

कमल चन्द्राकर 
9 . किशोर जादवानी 
10 . कु . उर्मिला ताम्रकार 

मो . अतीक अहमद 
राजीव अग्रवाल 


4 . 


5 . 


- 


.11. 


12. 


डॉ . ए. कदीर , 
रिटर्निंग ऑफिसर / रजिस्ट्रार . 
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